भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1573 
जिसका उत्‍तर 24 दिसम्‍बर, 2018 को दिया जाना है ।
*****
पोलावरम परियोजना पर किया गया व्यय
1573. डा के.वी.पी.  रामचन्द्र राव: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि पोलावरम परियोजना के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को 3000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि जारी की जानी है; 
(ख) 
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(ग) 
पोलावरम परियोजना के निर्माण पर वर्ष-वार कितना व्यय किया गया और सरकार द्वारा राज्य को अब तक कितनी राशि की प्रतिपूर्ति की गई?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) से (ग) दिनांक 01.04.2014 को राष्‍ट्रीय परियोजना के रूप में इस परियोजना की घोषणा के पश्‍चात् भारत सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए व्‍यय की प्रतिपूर्ति कर रही है। वर्ष 2014-15 से आगे राज्‍य सरकार द्वारा यथा सूचित राज्‍य-वार व्‍यय और पोलावरम परियोजना प्राधिकरण को जारी निधि का विवरण निम्‍नानुसार है- 
(करोड़ रूपए)
	क्र.सं.
	वर्ष
	राज्‍य सरकार द्वारा सूचित व्‍यय
	पीपीए को जारी निधि

	1.
	2014-15
	439.48
	250

	2.
	2015-16
	1867.93
	600

	3.
	2016-17
	1700.09
	2514.16

	4.
	2017-18
	3829.02
	2000

	5.
	2018-19 से
07.12.18 तक
	1820.31
	1400


01.04.2014 को परियोजना की वर्तमान में अनुमोदित लागत के अनुसार परियोजना की सिंचाई घटक की शेष लागत 7158.53 करोड़ रूपए थी। तत्‍पश्‍चात् पीपीए और केन्‍द्रीय जल आयोग की सिफारिश किए गए पात्र प्रस्‍तावों के अनुसार समय-समय पर 6764.16 करोड़ रूपए की केन्‍द्रीय सहायता जारी की गई है। दिनांक 01.04.2014 से पहले त्‍वरित सिंचाई कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के लिए 562.47 करोड़ रूपए की केन्‍द्रीय सहायता उपलब्‍ध कराई गई थी। 
इसके अतिरिक्‍त, प्रतिपूर्ति हेतु पीपीए/सीडब्‍ल्‍यूसी द्वारा 393.51 करोड़ रूपए जारी करने हेतु प्रस्‍ताव अग्रेषित किए गए थे, जिसे वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 26 जुलाई, 2018 के अपने पत्र के माध्‍यम से मुख्‍यत: दो प्रमुख मुद्दों के संबंध में कुछ स्‍पष्‍टीकरण मांगा था- (i) दिनांक 31.03.2014 तक परियोजना के संबंध में राज्‍यों द्वारा किए गए व्‍यय का लेखा परीक्षित विवरण और (ii) वर्ष 2013-14 मूल्‍य स्‍तर पर परियोजना की संशोधित लागत अनुमानों की स्थिति। राज्‍य सरकार ने इस संबंध में लेखा परीक्षा विवरण प्रस्‍तुत किया है। इसके अतिरिक्‍त, निधि जारी करना वित्त मंत्रालय की टिप्‍पणियों के संबंध में राज्‍य सरकार की अनुपालना पर निर्भर है।
******
